भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 2183    
बुधवार 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों का सृजन
अ.ता.प्र.सं. : 2183 : 
श्री दिलीपभाई पंडयाः 
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एन.एम.पी.) के अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (एन.आई.एम.जेड) के सृजन को मंजूरी दे दी है;

(ख) 
यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसमें निवेश के तरीके, संभावित रोजगार सृजन और इस सभी के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) 
इस नीति के फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग को होने वाले संभावित लाभ क्या हैं;

(घ) 
क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को लेकर पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के बीच मतभेद को सुलझा लिया गया है; और
(ङ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)
(क):
 
जी, हां।
(ख) और (ग): राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोनों (एनआईएमजेड) की परिकल्‍पना एकीकृत औद्योगिक नगरों के रूप में की गई है, जिनमें विनिर्माण की वृद्धि में सहायता के लिए सभी महत्‍वपूर्ण तत्‍व मौजूद होंगे, उदाहरण के लिए, अत्‍याधुनिक बुनियादी सुविधाएं; स्‍वच्‍छ और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी; सरलीकृत कारोबार विनियम और आवश्‍यक सामाजिक एवं सांस्‍थानिक ढांचागत सुविधाएं। एनआईएमजेड में लघु और मध्‍यम उद्यमों को प्रौद्योगिकीय उन्‍नयन; स्‍वच्‍छ और हरित प्रौद्योगिकियां अपनाने तथा निधियों तक पहुंच के लिए विशेष प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध कराए गए हैं। नीति के द्वारा विनिर्माण उद्योगों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्‍यक वातावरण उपलब्‍ध होने की आशा है। नीति का लक्ष्‍य, अन्‍य बातों के साथ-साथ, सौ मिलियन रोज़गार सृजित करने का है। इसके फलस्‍वरूप एफडीआई अंतर्वाहों में वृद्धि की सही-सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्‍योंकि एफडीआई अंतर्वाह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। 
(घ): 
जी, हां।
(ङ):
संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित अधिसूचनाएं जारी करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
*********
